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यह नी�त संक्षेप से�र फॉर ���मनोलॉजी एंड प��क पॉ�लसी1, इं�डया के वीमेन 
एंड �ाइम नेटवकर् �ारा बनाया गया ह,ै �जसमे भारत के जानेमाने फे�म�न� �रसचर्सर्, 
�ॉलसर् और �ै��शनसर् जुड़ े�ए ह.ै राज�ान के उदयपुर �जले म� ��त से�र फॉर 
���मनोलॉजी एंड प��क पॉ�लसी, एक अपरा�धक �ाय �थ�क ट�क (वैचा�रक 
समूह) ह,ै जो क� � एवं रा� सरकार क� नी�त �नम�ण �णाली को मजबूती दनेे के �लए 
अपराध से जुड़ ेसावर्ज�नक मु�� पर सा�-आधा�रत शोध करता ह.ै इस संक्षेप �ारा 
हमने लॉकडाउन के कारण घरलेु �ह�सा क� बढ़ती सम�ा पर अपनी �च�ताएं �� क� ह ै
और उ�� �भावी ढंग से सुलझाने के �लए दसूर ेदशे� �ारा अपनाई गई आशाजनक 
��त��याओं का सहारा लेकर कुछ �ावहा�रक नी�त सुझाव �दए ह.ै

जैसा क� हम जानते ह,ै को�वड-19 लॉकडाउन का असर �सफर् सावर्ज�नक �ा� पर 
ही नह�, ब�� लोग� क� सामा�जक, मनोवैज्ञा�नक और आ�थ� क जीवन पर भी पड़ा ह.ै 
जॉब लॉस और वेतन मे कटौती2 से लोग� के पास आय अ�ज� त करने के अवसर ख� 
हो गए ह,ै �जसके प�रणामतः उ�� भुखमरी, आ�थ�क तनाव, अ�न��तता और 
एं�ायटी का सामना करना पड़ रहा ह.ै यही नह�, इस �वषम प�र���त से बेचैन कई 
पु�ष (खास करके वे जो लॉकडाउन के कारण अपनी रोज़गारी गवां बैठे ह�) अपने-आप 
को अपय�� महसूस कर रह ेह�, और घरलेु �ह�सा के सहार ेअपनी हताशा �नकाल रह ेह�. 
उ�ेखनीय ह ैक� इस वगर् म� कुछ पु�ष ऐसे भी ह ैजो शराब के नशे म� अपनी औरत� 
के साथ रोज़ाना मारपीट �कया करते ह� और महामारी के चलते शराब न �मल पाने के 
कारण और �ादा उ� हो गए ह.ै 

वहीँ दसूरी ओर, डोमे��क ह�े क� नामौजूदगी और �ूल बंद होने के कारण घर व 
ब�� क� दखेरखे का सारा बोझ म�हलाओं के कंधे पर आ गया ह,ै �जससे 
छोटी-सी-छोटी तकरार लड़ाई झगड़� म� या मार-पीट म� त�ील हो रही ह.ै
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Edwin J. Torres

रा�ीय म�हला आयोग के आंकड़� के मुता�बक, 23 माचर् से 16 अ�ैल तक आयोग को 
घरलेु �ह�सा क� 239 �शकायत� �ा� �ई (हालाँ�क इसम� म�हला ह�ेलाइन एवं पु�लस 
अथॉ�रटीज को क� गई �शकायत� का डटेा शा�मल नह� ह)ै जब�क फरवरी 27 से माचर् 
22 के बीच केवल 123 ऐसे मामल� सामने आए3. आयोग �ारा जारी �कए गए डाटा से 
यह भी पता चला ह ै�क लॉकडाउन के दौरान घरलेु �ह�सा के मामल� म� 100 ��तशत 
वृ�� �ई ह�4, �जससे यह �� हो चुका ह ै�क म�हलाऐं इस महामारी से बुरी तरह �� ह.ै 

इसके अ�त�र� कई �ह�सा के मामल� ऐसे भी ह ैजो अ�र �रपोटर् नह� होत5े. दरअसल, 
पु�ष �धान समाज म� रहने के कारण अ�धकतर म�हलाऐं घरलेु �ह�सा को �नजी मामला 
समझती ह.ै इस�लए, वे पु�ष क� गलती को गलती नह� मानती और �यं अपने आप 
को ही �ह�सा का दोषी ठहराती ह�. कुछ शादी शुदा म�हलाएं घरलेु �ह�सा को चुपचाप 
सहती रहती ह� �ूं�क उ�� बचपन से ये ही �सखाया गया ह� �क जो लड़�कया चुप रहती 
ह� उ�� ही अ�ा माना जाता ह�. और अगर वे अपनी जुबान खोल�गी तो उन पर घर तोड़ने 
का लांछन लगेगा6 और उ�� समाज म� �ीकार नह� �कया जाएगा. इसके अलावा, 
अकेली रह रही कामकाजी म�हलाएं इस कारण खामोश रहती ह� �क अगर वो इस तरह 
क� बात कर�गी तो पु�ष-�धान द�र के माहौल म� उ�� कमजोर समझा जाएगा.

लॉकडाउन क� ���त म� घरलेु �ह�सा का यह �सल�सला केवल भारत म� ही नह� ब�� 
पुर े�व�भर म� देखा गया ह7ै. इस दौरान सभी लोग अपने ही घर� म� कैद हो गए ह8ै. 
ऐसे म� म�हलाएं सबसे �ादा असुर�क्षत ह,ै ���क इस बीच वे न तो �ह�सक से दरू भाग 
सकती ह ैऔर न ही �कसी से सहायता मांग सकती ह.ै हालाँ�क कुछ म�हलाएं इमरज�सी 
ह�ेलाइन पर कॉल करके अथॉ�रटीज से मदद मांग रही ह,ै ले�कन उसमे भी �ह�सक 
�ारा ��तकार का काफ� जो�खम ह.ै और तो और, गरीब और अनपढ़ म�हलाओं के 
�लए इंटरनेट के ज�रये �ह�सा क� �शकायत करना तो लगभग असंभव ह.ै इस�लए 
ज़�री ह ैक� इस संकट के समय म� इन म�हलाओं क� ज़�रत� को पहचाना जाए और 
�ह�सा से सुरक्षा के �लए उ�� सरकार �ारा उ�चत सेवाएं �दान क� जाएं.

यह संक्षेप एक “हो�ल��क डॉ�ूम�ट” ह,ै �जसे बनाने से पहले दशे क� कई म�हला 
संगठन� एवं नारीवादी �व�ान� से सलाह मश�वरा �कया गया और द�ुनया के अ� 
दशे� क� नी�त ��त��याओं क� समीक्षा क� गई. इस सब�मशन म� ऐसे कई �वशेषज्ञ� 
के �वचार और ���कोण भी स���लत ह ै�ज��ने को�वड -19 के दौरान घरलेु �ह�सा से 
�नपटने के �लए अखबार� म� खा� एवं आ�थ� क सुरक्षा से स�ं�धत लेख �का�शत �कए.

हम� उ�ीद ह ै�क यह संक्षेप आपको म�हलाओं के संरक्षण और उनक� सहायता के �लए 
एक बेहतर र�ेॉ� �वक�सत करने म� मददगार रहगेा. नारीवादी �स�ांत� व मानव 
अ�धकार� के ��त ��तब�, एक अपरा�धक �ाय �थ�क ट�क होने के नाते, हम रा�ीय 
म�हला आयोग से आ�ह करते ह ै�क इस संक्षेप म� ��ुत सुझाव� को अपनाने हतेु सभी 
रा� सरकार� व स�ं�धत म�ालय� को ज�-से-ज� �दशा-�नद�श जारी कर�.

जहाँ कोरोना महामारी के ल�े समय तक बने रहने के आसार ह,ै वही म�हला �ह�सा के 
रोकथाम के �लए अगर हम �कसी भी तरह से आपक� सहायता कर सकते ह ैया कोई 
जानकारी द ेसकते ह,ै तो हम� सीधा ccppindia@gmail.com पर संपकर् कर�.

इस स�भर् म� हम आपसे सुनने के �लए त�र ह�.

इस संक्षेप म� ��ुत सुझाव� को छह भाग� म� �वभा�जत �कया गया ह,ै 
जो क� इस �कार ह:ै

जाग�कता के �लए व�ध� त जानकारी - सामुदा�यक लामबंदी हतेु 
सहयोग;

को�वड -19 के दौरान घरलेु �ह�सा से जूझ रही म�हलाओं के �लए सुरक्षा एवं 
सहायता सेवाओं म� मज़बूती लाने क� ज़�रत;
 
घरलेु �ह�सा क� ओर र�ेॉ� �ॉ�लटी सुधारने के �लए सरकारी सेवाओं 
क� क्षमता �नम�ण;

लॉकडाउन के दौरान घरलेु �ह�सा पर लगाम लगाने के �लए �व�ीय 
ह�क्षेप;

म�हलाओं के �हत� क� उ��त के �लए बेहतर समव� ज़�री;

घरलेु �ह�सा से �नपटने क� अनु��या योजना बनाने हतेु कर� डटेा कले�न;

समाधान व बहाली योजनाएं बनाने के �लए म�हला एवं अपरा�धक �ाय 
�वचारक समूह� को नी�त-�नम�ण ���या म� कर� शा�मल;

HOW COVID-19 CAN INCREASE 
RISK OF VIOLENCE FOR WOMEN

Women, trapped with abusers, may not be able to contact family  
members and friends, who may provide support and protection 
from violence. 

Restriction on mobility has taken away the option of escaping to a 
safer place.

Scale back of criminal justice services such as helplines, emergency 
response services, legal aid, one stop centers, and justice system 
means reduced access to the sources of help that women in 
unhealthy relationships might have9.

Loss of financial independence means some women may lose their 
sense of empowerment and bargaining power at home.

With abuser(s) around at home, women may find it difficult to 
report domestic violence10. Some might not complain against 
violence in homes due to fear of retaliation by the abuse(s).

Loss of livelihood and inability to earn a living means decreased 
access to basic necessities and regular services. This is increasing 
stress, and exacerbating conflicts and violence.

Abusers are becoming violent because of alcohol withdrawal11.

Due to sudden and unnatural situation of staying at home, family 
members are spending more time in close contact and are coping 
with stress, job loss fear and uncertain futures. This has increased 
the likelihood that women in an abusive relationship will be 
exposed to violence.
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जाग�कता के �लए व�ध� त जानकारी - सामुदा�यक लामबंदी हेतु 
सहयोग

लॉकडाउन क� वजह से म�हलाओं के �व�� बढ़ रही घरलेू �ह�सा, इससे होने वाली शारी�रक एवं 
मान�सक उ�ीड़न और ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय� पर �वशेष �काश डालते �ए लोग� को 
जाग�क करने क� ज�रत ह.ै इसके �लए म�हला आयोग को सोशल मी�डया के मा�म से 
सकारा�क पु�षत�12 (जैसे, घर के काम-काज क� �ज़�ेदा�रयाँ लेना; घर क� औरत� के संग 
भेदभाव, दरुाचार और �ूरता होने से रोकना व उनक� मदद करना; और संभा�वत �ह�सक ���त 
क� ती�ता कम करने के �लए अपनी आवाज़ उठाना इ�ा�द) क� उ�ीद� पर लोग� को 
रचना�क और �� मैसेजेस प�ंचाने ह�गे और इससे स�ं�धत हशैटैग शु� करने ह�गे. 
कोरोना महामारी के बीच घरलेू �ह�सा के चपेट म� आई कामगार म�हलाएं और अ� कमज़ोर 
आबादी को सहायता करने और उनके क�ाण क� दखेरखे एवं संरक्षण सु�न��त करने के �लए 
भी ऑनलाइन क� पेन चलाने ह�गे.

लॉकडाउन के पहले व दूसरे चरण म� म�हला 

आयोग और पु�लस �वभाग ने घरेलु �ह�सा के 

�व�� जाग�कता बढ़ाने के �लए सोशल 

मी�डया का असरदार उपयोग �कया �क�ु 

इन �यास� का झुकाव  पी�ड़ताओं के �लए 

उपल� सहायता सेवा क� ओर �ादा और 

घरेलु �ह�सा को रोकने क� तरफ कम था.

लॉकडाउन के दौरान घरलेू �ह�सा और मारपीट क� घटनाओं पर लगाम लगाने के �लए मोबाइल 
टेलीकॉम क�नीज़ के साथ भी साझेदारी करनी होगी15. इससे ब� मैसेज सेवा का इ�ेमाल 
करके संभा�वत �ह�सक� को सचेत �कया जा सकता ह ैऔर पी�ड़ताओं को म�हला ह�ेलाइन क� 
जानकारी दी जा सकती ह.ै इसके अलावा, को�वड-19 और घरलेू �ह�सा रोकथाम पर पॉडका� 
ए�पसोड्स और ऑनलाइन ��ट्स बनाकर लोग� को उनके �ल�� मैसेज �कए जा सकते ह.ै 
गौरतलब ह ै�क लॉकडाउन के पहले चरण म� ब��क�ग क�नीज़ ने ऑनलाइन ठगी के �खलाफ 
सुरक्षा इंतज़ाम करने के �लए लोग� को मैसेज �ारा सतकर् �कया था. उसी तरह म�हलाओं को 
घरलेू �ह�सा से संबं�धत सरकारी योजनाओं, कायर्�म� और सेवाओं �क जानकारी दकेर उनक� 
मदद क� जा सकती ह.ै

जहाँ ज�डर �ी�रयोटाइप और हा�नकारक 

पु�ष� को चुनौती देने के �लए �ेन, 

एंटीगुआ, बारबुडा, के�ा, साउथ अ��का, 

�सएरा लीओन, �ांमार, और कोलं�बया 

जैसे देश टेलीकॉम क�नीज़ क� मदद से 

लोग� को मैसेजेस और पॉडका� व 

ऑनलाइन ��ट्स के �ल�� भेज रहे है, वह� 

म�हला आयोग से ऐसी अनु��या 

अपे�क्षत है.

ऐसे मैसेजेस को पीएम-केयसर् फंड के प��क अनाउंसम�ट क� तरह लोक��य टीवी चैन� पर 
�ो�ा� के इंटरवल के दौरान �ॉडका�13 करने क� �व�ा करनी होगी. �ूज़ चैन� पर 
एडव�ट� जम�ट िस्�प लगवाकर भी ये मैसेज लोग� तक प�ँचाया जा सकता ह.ै इस अ�भयान को 
मजबूती दनेे के �लए लोकल र�ेडयो चैन� और अखबार�14 को भी संल� करना होगा. जहाँ 
ऐसा करने से पी�ड़ताएं �ह�सा के �खलाफ �रपोटर् �लखाने आगे आएगी, वही ज़�री ह ै�क टीवी 
चैन�, र�ेडयो �ेश� और अखबार� को म�हला आयोग �ारा एक आदशे जारी �कया जाए 
�जसमे लॉकडाउन के दौरान घरलेु �ह�सा रोकथाम एवं जो�खम शमन हतेु उ�चत सूचना दनेे का 
�नद�श हो. मास मी�डया के ज�रये लोग� को स��सटाइज़ करने के �लए �नभर्या फ� का 
इ�ेमाल �कया जाना चा�हए.

लॉकडाउन के पहले व दूसरे चरण म� 

अखबार� ने घरेलु �ह�सा के मु�े को ब�त 

ल�ा चौड़ा कवरेज �दया. कई �वशेषज्ञ� ने 

अखबार� के �लए �लखते �ए इस परेशानी 

पर नी�तगत सुझाव पेश �कए. ले�कन 

म�हला सुरक्षा पर को�वड-19 के नकारा�क 

�भाव को लेकर अभी भी टीवी और रे�डयो 

का इ�ेमाल अपे�क्षत है.

1

2

3

3



यूनाइटेड नेश� के #�र�ग द बेल क� पेन16 क� तरह हमे भी स�ी मंडी, मे�डकल 
�ोसर् और �कराने क� दकुान� पर घरलेू �ह�सा �वरोधी अ�भयान शु� करने ह�गे. 
ग़ौरतलब ह ैक� दशे म� घरलेू �ह�सा संरक्षण कानून आने के बाद, आज भी कई 

म�हलाएं घरलेू �ह�सा को �ाइवेट मु�ा ही मानती ह ैऔर अपनी आपबीती दसूर� से साझा करने म� 
�झझकती ह.ै ऐसा इस�लए ���क उनके �वचार म� घर-गृह�ी एक �ाइवेट ��यर (यानी 
असावर्ज�नक क्षे�) ह,ै जहाँ मदर् औरत� पर अपनी �कूमत चलाते ह.ै शोध के अनुसार17 पु�ष� का 
म�हलाओं पर ये �नयं�ण चु�ी म� बदल जाता ह,ै �जससे �ह�सा के बार े म� बोलने व उसक� 
�शकायत करने को औरत� अपने जीवन पर कलंक समझने लगती ह.ै 

ऐसे म� आयोग को एक �व�जल�स कमेटी का गठन करना होगा �जसमे से�-ह�े �ु� क� 
आंगनवाड़ी वकर्सर्, वीमेन एंड चाइ� �डपाटर्म�ट, पंचायत स�म�त और वाडर् पाषर्द� क� भागीदारी 
हो. इस कमेटी का उ�े� वाडर् एवं �ाम क� म�हलाओं को (पैम्फलेट, बैनर, पो�र और हॉनर् 
�ीकसर् पर र�चत गीत� �ारा) को�वड 19 और घरलेू �ह�सा के च� के बार ेम� �श�क्षत करने के 
साथ-साथ घरलेू उ�ीड़न क� �शकार म�हलाओं को त�ाल मदद और कारवाई करने के �लए 
उ�चत संसाधन� का मागर्दशर्न दनेा होगा. ये कमेटी म�हला ह�ेलाइन और पु�लस �ेशन के 
साथ कोआ�ड�नेशन म� काम कर ेतो �ामीण म�हलाओं पर इस अ�भयान का सकारा�क �भाव 
हो सकता ह.ै इसके अ�त�र�, पु�ष� को भी इस �वरोध अ�भयान म� भाग लेने के �लए �ो�ा�हत 
करना होगा, ता�क पारपं�रक मद�नगी के नकारा�क पहलूओं को चुनौती दी जा सके.

4
जमैका, �ेनेडा, गयाना, को�ा �रका, 

�ीलंका, पेल�ीन और मे��को जैसे देश� 

ने घरेलु �ह�सा �वरोधी अ�भयान चलाया 

है.भारत म� कई म�हला एवं पक्ष समथर्न 

समूह �ानीय �र पर ऐसा कर रहे है, ले�कन 

म�हला आयोग क� तरफ से उ�� आ�थ� क 

मदद �मले तो यही अ�भयान �ाम, खंड, 

�जला, रा� एवं रा�ीय �र पर ले जाया जा 

सकता है.

घरलेू �ह�सा �वरोधी अ�भयान म� फेथ-बेस्ड इं�ीटूशन और धा�म�क नेताओं को 
शा�मल करना होगा. दरअसल ऐसी शिख्सयत पी�ड़ताओं को उ�ीड़न के ��त 
चु�ी तोड़ने व कलंक लगने के डर से उभरने का साहस द ेसकते ह�. साथ ही साथ, 

घरलेू �ह�सा रोकने व घर� को म�हलाओं के �लए सेफ �ेस बनाने के �लए मद�नगी के पारपं�रक 
�वचार� म� प�रवतर्न लाने म� भी ये काफ� सहायता कर सकते ह�. जहाँ द�ुनया क� 84 ��तशत 
जनता अपने आप को �कसी न �कसी धमर् से पहचानती ह1ै8, वहां धा�म�क नेतागण इस 
अ�भयान से जुड़ी जानकारी को अपने समुदाय म� �ादा से �ादा लोग� तक फैला सकते 
ह�. यह कायर् सोशल मी�डया और मास मी�डया के ज़�रये और �भावी �प से हो सकता ह.ै 
से�ल��टीज �ारा भी इस अ�भयान का �चार करने क� ज़�रत ह ैता�क घर� को औरत� के �लए 
'सेफ �ेस' बनाया जा सके.
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जोरजीआ और टक� म� सरकारी द�र� एवं 

�ाइवेट क�नीज़ के �नदेशक� ने अपने 

कमर्चा�रय� के ��, क�ाण और सुरक्षा 

के �लए डोमे��क वायल�स अवेयरनेस, 

रे�ॉ� एंड ��व�शन गाइड�स �नकाली है. 

भारत म� यह पॉ�लसी दोहराने से म�म और 

उ� म�म वग� म� घरेलु �ह�सा के मामल� 

कम हो सकते है.

म�हला आयोग को एक आदशे जारी करना चा�हए �जसमे सरकारी द�र� तथा 
�ाइवेट क�नीज़ के �नदेशक� को लॉकडाउन के दौरान अपने कमर्चा�रय� का 
�ा�, क�ाण और सुरक्षा क� देखभाल करने हतेु �नद�श हो. ऐसा इस�लए 

���क अ�धकतर �ाइवेट से�र ए�लॉईस 'वकर् �ॉम होम' नॉ�र् का पालन कर रह ेह,ै जहाँ 
उ�� अपने प�रवार के साथ काफ� समय �बताना पड़ रहा ह ैऔर बाहरी द�ुनया से उनका संपकर् 
�बलकुल ख� हो चुका ह.ै ऐसे क�ठन समय म� व�क� ग �ोफेशन� के �लए घर से काम करना 
काफ� तनावपूणर् बन गया ह,ै ���क घर म� कैद होने क� वजह से उनके बार-बार झगड़ ेहो रह ेह� 
(ये झगड ेऑ�फस क� �ज़�ेदा�रय� के साथ घर और ब�� क� दखेभाल के बोझ से हो रह ेह,ै और 
�वशेष तौर पर कामगार म�हलाएं इसक� चपेट म� आ रही ह)ै, छोटे-छोटे झगड़ ेबड़ ेऔर गंभीर 
झगड़� म� त�ील हो रह ेह,ै और ऐसी प�र���थय� म� वे अपने दो�� व �र�ेदार� से मदद नह� ले 
पा रह.े इस�लए ज़�री ह ै�क, कंपनीज़ लॉकडाउन के दौरान अपने कमर्चा�रय� को घरलेू �ह�सा 
से संबं�धत इनफाम�शन गाइड उपल� कराए ता�क घरलेू उ�ीड़न क� �शकार म�हलाएं 
इमरज�सी ह�ेलाइन �ारा �ानीय पु�लस, एनजीओ और काउंसलर से जुड़ सके, व पु�ष 
कमर्चारी अ�ह�सक और शां�तपूणर् तरीक� से अपनी �नराशा, पा�रवा�रक झगड़ ेऔर असहम�त 
ह�डल कर सके.
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हालाँ�क लॉकडाउन के दूसरे 

चरण म� बॉलीवुड के कुछ मश�र 

कलाकार� ने घरेलू �ह�सा के �खलाफ अपनी 

आवाज़ उठाई थी. पर �ूं�क घरेलु �ह�सा क� 

परेशानी सामा�जक एवं सां�ृ�तक मानदंड� 

से जुडी है, इस�लए म�हला आयोग को 

धा�म� क और आ�ा��क नेतागण� से ताल 

मेल �बठाना पड़गेा. ये नेतागण (अपने 

�भावशाली संदेश� से) �पतृस�ा�क रवैय� 

म� बदलाव ला सकते ह� और म�हलाओं के 

�लए अ�ह�सक माहौल उजागर 

कर सकते है.

4
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   लॉकडाउन के दौरान म�हलाओं के �खलाफ घरलेू �ह�सा क� बढ़ती �शकायत� से 
पु�लस को अवगत कराना होगा. उनको पी�ड़ताओं के साथ उ�चत बत�व करने क�, 
उ�� ��रत ��त��या दनेे क�, उनक� सुरक्षा और ज़�रत� का �वशेष �ान रखने क�, 
और उनके क�ाण के �लए उ�चत सहायता सेवाएं �दलवाने क� �े�न�ग भी दनेी 
होगी. दरअसल लॉकडाउन के बीच घर म� बंद म�हलाओं को �सफर् शारी�रक उ�ीड़न 
का ही खतरा नह�; उ�� डरा धमकाकर, उन पर �नयं�ण हा�सल करके, उ�� मान�सक 
�प से भी �ता�ड़त �कया जा रहा ह ै (�जसमे यौन शोषण क� स�ावना को नज़र 
अंदाज़ नह� �कया जा सकता)19. इस�लए  इन छोटे-छोटे संकेत� को समझने और उ�� 
गंभीरता से लेने के �लए पु�लस को उ�चत �े�न�ग दनेे क� ज�रत ह.ै हालाँ�क ऐसा तभी 
संभव ह ैजब ये इंस्��ंस उ�� ऑनलाइन (या तो वे�बनार के ज़�रये या �फर पु�लस 
वचुर्अल ल�न� ग एप के ज़�रये) �डलीवर �कए जाए. इसके अलावा, लॉकडाउन के 
दौरान घरलेू �ह�सा के मामल� को ह�डल करने के �लए, नई गाइडलाइ� और 
ऑपरशेनल �ोसीजसर् अपनाए जाने चा�हए.

   म�हला आयोग को यह भी सु�न��त करना होगा �क पु�लस ऑ�फससर् घरलेू �ह�सा 
के मामल� को �ाथ�मकता द� और �कसी भी पी�ड़ता क� �शकायत दजर् करने से 
इंकार न कर.े यही बात �ोटे�न ऑ�फससर् (PO) पर भी लागू होती ह.ै उ�� घरलेु �ह�सा 
क� बढ़ती घटनाओं पर तुरतं �ान दनेा होगा और पी�ड़ताओं (और उनके ब��) को 
ज़�रत सहायता सेवाएं �ा� करवाने के �लए अपना पूरा समय सम�प� त करना होगा. 
उ�� डोमे��क इ�ॉम�शन �रपोटर् क� �ा�लटी सुधारन2े0 तथा कानूनी ���या क� 
समझ21 बढ़ाने क� �े�न�ग भी दी जानी चा�हए. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान 
PO के संपकर् म� आई कई म�हलाओं ने बताया �क 'घर और शादी को टूटने से 
बचाओ'22 मान�सकता के चलते POs अ�र पी�ड़ताओं क� �शकायत दजर् नह� 
करते और उ�� खतरनाक ���त म� धकेल दतेे ह�.  इस रवैये म� बदलाव लाने के �लए 
POs को �वशेष साइकोलॉ�जकल ��� दनेे क� ज़�रत ह.ै ये सभी �े�न�ग और 
��� वे�बनार के ज़�रये �दए जा सकते ह.ै

   लॉकडाउन क� वजह से घरलेू �ह�सा क� �शकार �ई म�हलाओं को साइको-सोशल 
सपोटर् दनेे वाले फ़�र् र�ेॉ�सर्23 (ह�े वकर्सर् समेत सभी पु�लस कम�, �ोटे�न 
ऑ�फससर्, वीमेन ह�ेलाइन वकर्सर्, लीगल ऐड वकर्सर्, कोटर् ऑ�फश�, एमज��ी 
शे�र और काउंस�ल�ग �ाफ) को �ाइ�सस इंटरव�शन और मे�ल ह�े एंड 
वे�ीइंग पर �ैन करना होगा. इसके अलावा, सभी फ़�र्  र�ेॉ�सर् को अपडटेेड 
स�व�स �डलीवरी �ोटोकॉ�, कोड ऑफ़ कंड� और ऑनलाइन स�व�स देने के 
संसाधन� पर भी गाइड�स दनेा होगा. इतना ही नह� ब�� लॉकडाउन के दौरान म�हला 
पी�ड़त� को टेली-काउंस�ल�ग और ऑनलाइन-काउंस�ल�ग के ज़�रये मदद करने वाल� 
को थेरा�ू�टक अप्�ोचेस और से�-मैनेज स्�ेटेजीज़ क� �े�न�ग दनेा भी 
अ�त-आव�क ह.ै ऐसा करने के �लए ऊपर बताए गए �वषय� पर कुछ �मनट� का 
ऑनलाइन �े�न�ग मॉ�ूल बनाना स�ा� ह ै और इस तरह सभी �हतधारक 
को�वड-19 के संकटकाल म� र�ेॉ� करने के �लए नए ओ�रएंटेशन का उपयोग कर 
सक� गे.

   �जन रा�� म� वन �ॉप स�टसर् क� सु�वधा उपल� नह� ह,ै वहां साइकोलॉ�जस्ट्स 
और लॉयसर् का एक पैनल बनाना होगा जो�क पी�ड़ताओं को फ़ोन के ज़�रये लीगल 
ऐड और काउंस�ल�ग द ेसके. दरअसल अ�धकतर साइकोलॉ�जस्ट्स को ई-काउंस�ल�ग 
करने का अनुभव होता ह,ै पर�ु वचुर्अल लीगल सपोटर्24 देने के �लए हर रा� म� एक 
कॉ��ट�ट लॉयसर् का पैनल तो होना ही चा�हए.

   �जन ब�� ने ��क्ष या अ��क्ष �प से घरलेू �ताड़ना सही ह,ै उनक� सहायता 
करने के �लए चाइ� �ोटे�न ऑ�फससर् और �ूल �ाफ के बीच एक सेफगा�ड�ग 
पाटर्नर�शप25 �ा�पत करनी होगी और उ�� एक जॉइंट-�े�न�ग दनेी होगी. ऐसा करने 
से ब�� पर �ई �ह�सा का �भाव मालूम पड़ सकता ह,ै और उनके �लए �ूल म� सेफ 
और �ेबल माहौल उजागर �कया जा सकता ह.ै लॉकडाउन के बीच घरलेू �ह�सा दखेने, 
सुनने, उसक� चपेट म� आने और उसके प�रणाम��प माँ-बाप से �ार और दखेभाल 
�ा� नह� कर पाने क� वजह से �जन ब�� ने �ूल परीक्षा म� खराब �दशर्न �कया 
ह,ै उ�� ऐसी पाटर्नर�श� के तहत �ूल से ए�थे�टक और फेवरबेल �ीटम�ट �ा� 
हो सकता ह.ै

घरेलु �ह�सा के ��त रे�ॉ� �ॉ�लटी सुधारने के �लए सरकारी 
सेवाओं क� क्षमता �नम�ण

Photo by K. Mitch Hodge on Unsplash
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को�वड -19 के दौरान घरेलु �ह�सा से जूझ रही म�हलाओं के �लए 
सुरक्षा एवं सहायता सेवाओं म� मज़बूती लाने क� ज़�रत 

वीमेन एनजीओज़ के संपकर् म� आई कई पी�ड़ताओं ने 

बताया �क म�हला हे�लाइन नंबर से उ�� कोई ख़ास 

मदद नह� �मल रही26. इसके कई कारण है:  पहला, 

हे�लाइन नंबर लगातार �� चलने के कारण कई 

बार दो-दो घंटो तक कॉल नह� लग रहे. कुछ 

पी�ड़ताओं ने तो हे�लाइन नंबर के आउट-ऑफ़-रीच 

और उपल� न होने क� �शकायत भी करी. दूसरा, 

कॉल लगने पर कई तरह �क ��त��या देखने को �मल 

रही है. जैसे कॉल का जवाब न �मलना, कॉल �ाप हो 

जाना, कॉलर को मदद करने �क बजाय उ�� �ानीय 

पु�लस �ेशन पर कॉल करने क� (या �फर जहाँ घटना 

घ�टत �ई वहां कॉल करने क�) सलाह देना, त�ाल 

रेस्�ू मदद मांगने पर कॉल को �र�डरे� कर देना, 

कॉलसर् क� ज�रत� के ��त असंवेदनशीलता �दखाना 

और उनक� स��न�ा पर सवाल उठाना. इन कारण� 

क� वजह से पी�ड़ताओं को काफ� �नराशा27 का 

सामना करना पड़ रह है. अतः म�हला आयोग को 

टेलीकॉम ऑपरेटसर् से बात करके बेहतर कने���वटी 

सु�न��त करनी चा�हए व महामारी क� ���त म� 

कॉलसर् क� �व�भ� ज़�रत� को पूरा करने के �लए 

हे�लाइन �ाफ को वे�बनार के ज़�रये उ�चत �े�न�ग 

देने क� �व�ा करनी चा�हए.

लॉकडाउन के दौरान संकट म� फंसी म�हलाओं और लड़�कय� को मदद 
करने के �लए सभी रा�� के म�हला ह�ेलाइन नंबसर् (जैसे 181, 103, 
1090, 1091 इ�ा�द) को काय��क और उ�रदायी बनाना होगा. �जन 
रा�� म� ह�ेलाइन नंबर चालू नह� ह,ै वहां 100 के अलावा �कसी अ� 
नंबर को भी इस उ�े� के �लए स��य �कया जा सकता ह.ै

2

वैक��क तौर पर �ाट्स� �ारा अपनी �शकायत दजर् करने का जो 
तरीका आयोग ने �नकाला ह ैउसका आ�ामक �चार करना होगा. इसके 
अलावा �ाट्स� पर मदद मांग रही औरत� को मनो�वज्ञा�नक �प से राहत 
दनेे के �लए �ायो�रटी ��ट�ग पर �वचार �कया जाना चा�हए ता�क 
ह�ेलाइन का र�ेॉ� टाइम कम �कया जा सके.

3

लॉकडाउन क� वजह से घर म� कैद �ई म�हलाओं को �ह�सा के �खलाफ 
सुरक्षा �दान करने के �लए म�हला आयोग को ���मनोलॉ�जकल 
�थ�क-ट�� के साथ �मलकर एक डोमे��क वायल�स पसर्नल से�ी 
�ान बनाना होगा और इस बुकलेट का आ�ामक �चार करना होगा. 
गौरतलब ह ै�क ऐसा �ान बनाना से म�हलाएं कई तरह क� से�ी ��� 
सीख सकती ह.ै जैसे झगड़ ेऔर टकरार को डी�ूज़ (शांत) करना, �ह�सक 
प�र���त को टालना, अप�रहायर् ���त म� �कसी सुर�क्षत जगह पर भागना 
और अपने आप को बचाना, �ह�सक प�र���त म� मदद के �लए पड़ोसी, 
ब�� और दो�� को कोड वडर् व इशार� से संकेत दनेा आ�द.

1

म�हला ह�ेलाइन नंबसर् और अ� सहायक सेवाओं क� जानकारी 
�चा�रत करने के �लए और �ादा से �ादा लोग� तक प�ंचाने के �लए 
�वज़ुअल मी�डया, ���ट मी�डया, र�ेडयो और एसएमएस का सहारा लेना 
होगा. ऐसा करने से म�हला पी�ड़ताएं अपने-आप को अकेला महसूस नह� 
करगेी और संकट क� घड़ी म� मदद मांगने के �लए उनके पास पय�� 
जानकारी होगी.

4

म�हला ह�ेलाइ� और �ोटे�न ऑ�फससर् को वन �ॉप स�टसर् और 
उनके समान अ� संगठन� से जोड़ना होगा जो पी�ड़ताओं और उनके 
ब�� को एमज��ी �र�ांस और रसे्�ू सेवाएं दनेे के साथ-साथ, यातायात 
क� सु�वधा, रहने के �लए आ�य, �ह�सा से सुरक्षा, लीगल ऐड, मे�डकल 
अ�स��स, सो�शओ-साइकोलॉ�जकल काउंस�ल�ग, �ा� सहयोग और 
आ�थ� क सहयोग जैसी सेवाएं भी उपल� कराती ह.ै

5

कई बार ऐसा दखेा गया ह ै�क घरलेु �ह�सा क� पी�ड़ताएं जब शारी�रक और 
मान�सक आघात से गुज़रती ह,ै तो उ�� आपातकालीन मे�डकल �र�ांस 
क� ज़�रत होती ह.ै को�वड-19 लॉकडाउन के समय �ांसपोट�शन बंद हो 
जाने से और स�व� स पास न होने के कारण वे त�ाल मे�डकल सहायता 
और राहत लेने म� असमथर् ह.ै ऐसे म� ज़�री ह ै �क वन �ॉप से�र म� 
�न�ावादी और �ैनड डॉ�र� क� एक टीम बनाई जाए, जो पी�ड़ताओं को 
ज़�रत के समय टेली-मे�ड�सन और टेली-ह�े क� सु�वधा �दान कर 
सक� . इससे वे म�हलाएं भी इस सु�वधा का बखूबी फायदा उठा पाएंगी जो 
दरू-दराज़ के क्षे�ो म� रह रही ह� और अ�ताल उनक� प�ँच से पर ेह.ै

6

Photo by Luke Jones on Unsplash

कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान घरलेु �ह�सा के चपेट म� आई 
म�हलाओं तक प�ँचने और उनक� मदद करने के �लए वीमेन एंड �ाइम 
�थ�क-ट��, से�-ह�े �ु� और म�हला एवं नाग�रक समाज संगठन� को 
स�व�स पास उपल� कराया जाए. इन पासेस के ज़�रये पी�ड़ताओं को 
लीगल ऐड, काउंस�ल�ग, पनाह और यातायात जैसी सेवाएं दनेे म� अड़चन� 
नह� आएगी.

7
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घरलेु �ह�सा संरक्षण कानून के अंतगर्त काम कर रह ेदशे के सभी �ोटे�न 
ऑ�फससर् (POs) को एमज��ी स�व� स ऑ�फससर् घो�षत करना होगा और 
उ�� सभी आव�क साधन और अ�धकार दनेे ह�गे, ता�क वे म�हला 
पी�ड़ताओं को पु�लस से तुरतं मदद �दलवा सके और अ� दसूरी सहायक 
सेवाओं  से जोड़ सके. इसके साथ, सभी (POs) को �नद��शत �कया जाना 
चा�हए �क वे ह�ेलाइन �ारा क� गई �शकायत� के आधार पर डोमे��क 
इनफाम�शन �रपोट्सर् (DIR) दजर् कर�.

8

घरेलु �ह�सा संरक्षण कानून के तहत एक �ोटे�न 

अफसर (PO) का काम म�हला पी�ड़त� को पु�लस, 

कोट्सर् और सहायता सेवा से जोड़ना है, ले�कन 

अ�धकतर रा�� म� POs क� कमी होने से या �फर 

उनका पाटर्-टाइम अपॉइंटम�ट28 होने क� वजह से 

पी�ड़ताओं को अपनी �शकायत (DIR) दजर् करवाने म� 

अनाव�क देरी हो रही है. कई रा�� म� PO के �ान 

पर �नय�मत भत� नह� �ई है व दूसर� म� �डिस्�� 

चाइ� �ोटे�न अफसर को PO का ए�डशनल चाजर् 

�मला �आ है. अतः जब तक इस पद पर �नय�मत 

भत� नह� होती, तब तक POs क� अ�ायी �प से 

�नयु�� क� जानी चा�हए. घरेलु �ह�सा से जुड़ ेमु�� पर 

काम कर रही लोकल एनजीओज़ क� म�हला 

��त�न�धय� को इसम� �ाथ�मकता दी जानी चा�हए, 

ता�क इस �कार के बढ़ते मामल� से �नपटने के �लए 

हर �ज़ले म� कम से कम एक PO उपल� हो.

घरलेू �ह�सा के गंभीर मामल� म�, पु�लस और �ोटे�न अफसर घरलेू 
�ह�सा संरक्षण अ�ध�नयम, 2005 के �ावधान� का पालन करते �ए 
�ह�सक(क�) को उनके घर से दरू �कसी वैक��क �ल पर भेजने
29 का �वचार कर सकते ह,ै ता�क पी�ड़ताएं अपने ब�� के साथ घर 
म� सुर�क्षत जगह पर रह सके. �जन पी�ड़ताओं ने दहज़े और रगं �प के 
भेदभाव क� �ताड़ना सही ह,ै उन मामल� म� यह संभव ह ै�क �ह�सक 
को इं�ीटूशनल �ारटंाइन करने से ससुराल का माहौल पी�ड़ता 
और उनके ब�� के �लए �वषैला बन जाए और उ�� शारी�रक, 
मान�सक और भावना�क उ�ीड़न सहनी पड़.े इसी�लए जो 
पी�ड़ताएं  �ह�सा के डर से अपना घर छोड़ना चाहती ह,ै उनको शे�र 
हो� और यातायात क� सु�वधाएं दनेे क� �व�ा करनी होगी.

9

भारत सरकार क� �व�भ� योजनाओं के अंतगर्त चलाए जा रह ेशे�र हो� 
को घरलेु �ह�सा क� �शकार �ई म�हलाओं और उनपर �नभर्र अ� �र�ेदार 
को (जो �ह�सा क� �गर� से बच �नकले ह ैया �फर खुद �ह�सा से पी�ड़त �ए 
ह ैउ��) पनाह देने का अ�धकार देना होगा. जो शे�र हो� वतर्मान म� 
काय��क ह ै उनक� जानकारी सोशल मी�डया, मास मी�डया, सरकारी 
वेबसाइट्स और एसएमएस के ज�रये लोग� तक प�ँचानी होगी. गौरतलब ह ै
�क क�ीर वैली म� घरलेू �ह�सा कानून के अधीन कोई भी शे�र होम नह� 
ह.ै ऐसे म� �कसी, होटल या म�हला हो�ल को अ�ायी आ�य बनाकर 
पी�ड़ताओं को ठहरने के �लए वैक��क आवास �दान �कया जाना 
चा�हए.

10

महामारी के समय �ादा से �ादा पी�ड़ताओं को आ�य दनेे के �लए 
शे�र हो� क� क्षमता बढ़ानी होगी. जहाँ शे�र हो� म� �क(वा)ने के 
�लए जगह नह� ह,ै वहां पी�ड़ताओं के �लए वैक��क आवास ढंूढने ह�गे 
और उ�� वहां �कवाने का �बंध करना होगा. टे�ररी शे�सर् क� �व�ा 
करते समय ये �ान रखना होगा �क पी�ड़ताओं व उनके ब�� को सुरक्षा, 
खान-पान, यातायात, लीगल ऐड, साइकोलॉ�जकल सपोटर्, मे�डकल 
अ�स��स, FIR/NCR/DIR दजर् करने क� मदद, और पु�लस एवं वक�ल� 
से वी�डयो-कॉन्���स�ग के ज़�रये बात करने क� सु�वधा �मले. आयोग को 
ऐसा कदम उठाने म� कोई �हच�कचाहट नह� होनी चा�हए ���क �डज़ा�र 
मैनेजम�ट ए� के अनुसार शे�र हो� को भी एक तरह का '�रलीफ मेज़र' 
ही माना गया ह,ै जो पी�ड़ताओं को शी� और समयो�चत राहत द ेसकता ह.ै 

11

�जन पी�ड़ताओं के मामले 24 माचर्, 2020 से पहले दजर् �ए थे, उनको 
लॉकडाउन के दौरान शारी�रक और मान�सक उ�ीड़न से सुरक्षा दनेे क�  
�व�ा करनी होगी. इसके �लए कोट्सर् �ारा जारी �कए गए �ोटे�न 
ऑडर्सर् को लॉकडाउन के ख़� होने तक बढ़ाना होगा. कोरोना वायरस से 
सं��मत अ� देश� ने पी�ड़ताओं के �ोटे�न आडर्र को 60 �दन30 तक 
बढ़ाने क� �व�ा क� ह.ै

12

लॉकडाउन क� वजह से �ाय �णाली सु� पड़ गयी ह ै�जसके प�रणाम 
��प कोटर् �हय�र�ग र� हो चुक� ह ैऔर �ह�सा के मामल� को ��गत कर 
�दया गया ह.ै ऐसे म� �ा�यक ���या म� �वलंब हो रहा ह ैऔर घरलेू �ह�सा के 
दोषी दडं-मु� ह.ै इस�लए ज़�री ह ै�क �डिस्�� लीगल स�व� स ऑथो�रटी 
के इ�ैन� लॉयसर् चल रह े मामल� म� टेलीकॉन्���स�ग के ज़�रये  
पी�ड़ताओं के साथ केस-�ड�शन कर� और कोट्सर् वी�डयो-कॉन्���स�ग31 

�ारा इन मामल� क� सुनवाई कर�. यह �व�ा सु�न��त करने के �लए 
ए�डशनल फंड का आवंटन होना चा�हए.

13
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लॉकडाउन के दौरान घरेलु �ह�सा पर लगाम लगाने के �लए लाने ह�गे 
�व�ीय ह�क्षेप
को�वड-19 क� आंधी ने समाज के हा�शए पर रहने वाली घरलेु कामगार म�हलाओं क� रोज़गारी छीन कर उ�� और भी बेबस बना �दया ह.ै ऐसे म� जो म�हलाएं असंग�ठत क्षे�� 
म� काम कर रही थी (खासकर क� �जनके मदर् या �फर घर के अ� सद� मज़दरूी करके रोज़ी नह� कमाते) उनके प�रवार खाने क� कमी से जूझ रह ेह,ै �जससे घर म� तनाव और 
अशां�त का माहौल छाया �आ ह,ै और कई म�हलाएं �ह�सा का �शकार हो रही ह.ै

•     �जन गरीब प�रवार� के पास अब तक कोई राशन काडर् नह� था उ�� खा� साम�ी �दान करने के �लए �जस तरह �द�ी सरकार ने अ�ायी 
राशन कूपन सेवा शु� क� ह ैउसी तरह अ� रा� सरकार� को भी गरीबी रखेा से नीचे के लोग� के �लए यह योजना शु� करनी होगी ता�क 

खाना न �मल पाने क� �ाकुलता से उनके घर� म� अशां�त और झगड़ ेका माहौल न बने. अगर ये राशन एक बार म� इकह�ा द े�दया जाए 
तो और सु�वधा जनक रहगेा और इससे सोशल �ड���स�ग भी बनी रहगेी. खास तौर पर वृ�, �वकलांग और �वधवा औरत� के �लए यह 

तरीका काफ� लाभदायक रहगेा. इसके अलावा सरकार 2011 के पॉपुलेशन �फगसर् क� बजाय 2020 के �ोजे�� के आधार पर  
राशन �वतरण32 कर ेतो कई अज्ञात गरीब प�रवार� को भी भूख से राहत �मल सकती ह.ै

•     दरूदराज एवं इमरज�सी क्षे�� म� (जहाँ खाने-पीने क� व�ुओं क� जबरद� मांग ह ैउधर) ज�-से-ज� 
राशन प�ँचाने के �लए रोड और कंटेनर मूवम�ट अनुकूल रहगेा. �जन क्षे�� म� बाजार सेवा बा�धत होने क� वजह 
से खाने-पीने क� चीज़� क� �क�त आ पड़ी ह,ै वहां �ी-पो�जश�न�ग स्�ेटेजी33 अपनाई जानी चा�हए. इस 
स्�ेटेजी के मुता�बक अगर राशन को उन क्षे�� के �ॉक, हडे�ाटर्सर् या पंचायत� म� �ॉक �कया जाए जहाँ 
भुखमरी क� वजह से भयंकर मांग ह ै(�डमांड हॉट�ॉट्स!), तो वहां के लोग� क� भोजन स��ी ज़�रत� को 

ती�ता से पूरा �कया जा सकता ह.ै यह तरीका काफ� टाग�टेड ह ैऔर भे� समुदाय� को एक आ�ासन और 
मनो�वज्ञा�नक आराम दगेा.

•     राशन �दान करने के �लए क� � सरकार को �सफर् प��क �डस्�ी�ूशन �स�म पर ही �नभर्र नह� रहना चा�हए. उ�� नेशनल “�रल 
लाइवली�ड्स �मशन” के तहत चल रह ेसे�-ह�े �ु� को (अपने खच� पर) 'ला� माइल फ़ूड �डलीवरी'34 करने क� �ज़�ेदारी दनेी चा�हए. 

इससे समाज के उन समुदाय� को भोजन सेवा उपल� हो सकती ह ैजो भे� एवं हा�शये पर होने क� वजह से पीडीएस के कवरजे म� शा�मल नह� 
ह.ै ऐसा करने के �लए रा� सरकार क� कंस�े�टव कमीटीस, फ़ूड कॉप�रशेन ऑफ़ इं�डया के साथ कोआ�ड�नेट कर सकती ह.ै

•     स�ाई चे� को वापस जोड़ने के �लए फ़ूड कॉप�रशेन ऑफ़ इं�डया (FCI) व नेशनल ए�ीकल्चरल कोआपर�ेटव माक� �ट�ग फेडरशेन ऑफ़ इं�डया 
(NAFED) को साथ �मलकर काम करना होगा ता�क फामर्र �ोड�न ऑगर्नाइज़ेशन (FPO) को �ॉप खरीदने व �ांसपोटर् करने म� मदद �मल सके. 
उसी तरह, बीज, उवर्रक और पै�क�ग का माल संचालन करने के �लए भी FCI एहम भू�मका �नभा सकती ह.ै

•     खा� साम�ी के साथ, बीपीएल वगर् के �लए एक फ़ूड बा�ेट दनेे क� �व�ा भी क� जानी चा�हए �जसमे दाल, मसाले, चीनी, नमक, तेल, 
दवाइयां जैसी आव�क चीज़� ह�. उ�ेखनीय ह ै�क ये ��म सबसे पहले केरल सरकार35 ने लागू क� थी. इस ��म का मु� उ�े� यह था �क गरीब 
लोग� को राशन के अलावा छोटी-छोटी चीज़� खरीदने के �लए घर से बहार न जाना पड़ ेऔर इससे कोरोना वायरस सं�मण बढ़ने का खतरा भी कम 
हो जाए. आ�थ� क �प से भी यह ��म उन म�हलाओं के �लए लाभ�द ह ैजो लॉकडाउन क� वजह से अपना रोज़गार कमाने का अवसर खो चुक� ह ै
या �फर पगार न �मल पाने के कारण आ�थ� क तनाव म� ह.ै 

•     इसके �लए एक �ेशल टा� फ़ोसर्36 का गठन �कया जाना चा�हए �जसमे तहसीलदार, यू�नयन �ेड्स, एनजीओज़, हाउ�स�ग सोसाइटीज़, �म 
एवं रोज़गार �वभाग और म�हला क�ाण �वभाग के ��त�न�ध शा�मल हो. इस टा� फ़ोसर् क� �न� �ज़�ेदा�रयाँ होनी चा�हए: शहरी और �ामीण 
इलाक� म� रह रह ेअज्ञात गरीब प�रवार� क� पहचान करना, उ�� अ�ायी राशन काडर् के �लए पंजीकृत करवाकर प��क �डस्�ी�ूशन �स�म कवरजे 
म� शा�मल करना, �नय�मत �प से इन घर� म� राशन साम�ी �वतरण कर(वा)ना, राशन प�ँचाने वाली गा�ड़य� का इंटर-�ेट बॉडर्सर् पर �बना �कसी 
�द�त या रोक टोक के आने-जाने का �बंध करवाना और गाड़ी म� राशन भरवाने व उतरवाने के �लए पय�� मज़दरू� को इक�ा करना.

•      सरकार ने डायर�े केश �ांसफसर् �ारा जनधन खाताधारक म�हलाओं को तीन महीने तक 500-500 �. दनेे क� जो योजना बनाई ह ैवो औसत 
आकार के एक प�रवार के �लए पय�� नह� ह.ै सरकार को केश �ासंफर क� रा�श 500 से बढ़ाकर 3000 �37. करनी चा�हए, ता�क लॉकडाउन 

के दौरान आ�थ� क परशेा�नय� से गुजर रही म�हलाएं अपना घर चला सके. इसके अलावा, पीएमजेडीवाय (PMJDY) �ल� क� बजाय 
एमनरगेा(MNREGA) जॉब काडर् को केश �ांसफर करने का आधार बनाना सही रहगेा38. ���क MNREGA �ल� म� �वशेष तौर से 

गरीब घर ह ैऔर ऐसे घर� क� �गनती काफ� �ापक ह.ै शोध39 के मुता�बक PMJDY खाते ज�बाजी म� खुलाए गए थे, �जन म� 
से कई खात� को तो �नलं�बत कर �दया गया ह,ै कुछ खात� गलत आधार नंबर से जुड़ े�ए ह ैया �फर उन नंबसर् क� सुचना 

खाताधारक को नह� ह.ै ऐसे म� MNREGA  �ल� काफ� पारदश�, भरोसेमंद, परखी गई और �ो-पुअर ह.ै ले�कन अगर 
सरकार MNREGA �ल� को डायर�े केश �ांसफर करने का आधार बनाती ह,ै तो उसे शहरी इलाक� म� इसके साथ 

PMJDY या �फर �कसी और �ल� को शा�मल करने का �वचार भी करना होगा. ऐसा इस�लए ���क MNREGA 
�ल� एक �रल �ल� ह ैऔर PMJDY म� कई �म�डल �ास घर� क� म�हलाएं भी शा�मल ह.ै इसका मतलब यह ह ै�क �सफर् 

PMJDY को केश �ांसफसर् का आधार बनाने से कई गरीब घर� को सरकार क� राहत पैकेज का लाभ नह� �मलेगा. 

•      डायर�े कॅश �ांसफसर् का फायदा जनधन खाताधारक म�हलाओं के अलावा अनऑगर्नाइज़्ड वकर्सर् सोशल �स�ो�रटी ए�, 2008  के तहत 
पंजीकृत असंग�ठत मज़दरू� को भी �मलना चा�हए. इसके �लए स��ल एवं �ेट �ेड यू�नयंस को नाग�रक समाज संगठन� के साथ �मलकर असंग�ठत 
मज़दरू� को पूवर्क�थत कानून के अंदर पंजीकरण कराना होगा व सरकार को ऐसे मज़दरू� के �लए �ाटर्, पोट�बल, इलेक्�ॉ�नक �चप आधा�रत 
र�जस्�ेशन-कम-आइड��टटी काडर् �दान करने ह�ग4े0. ऐसा करने से कम�श� यल से� वकर्सर्, डोमे��केटेड वकर्सर् और अ� कमज़ोर एवं भे� म�हला 
वग� को भी सामा�जक संरक्षण �मलेगा.

खा� आधा�रत सुरक्षा

शतर्र�हत कैश �ांसफर
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    त�ाल जॉब काडर्
कोरोना संकट के समय जो लोग MNREGA से जुड़ ेकाम करने क� मांग कर रह ेह,ै उ�� आवेदन 
प� �मलने के 48 घंटे के भीतर जॉब काडर् �ा� करवाने क� �व�ा करनी होगी. �जन 
��मक� का जॉब काडर् �बचौ�लय� के पास अटका �आ ह,ै उ�� त�ाल �प से जॉब काडर् वापस 
जारी करना होगा. 

   वेतन म� बढ़ोतरी 
इस सकंट काल म� गरीब प�रवार� को �भावी �प से सहयोग दनेे के �लए, MNREGA 
��मक� को �मल रहा वेतन, रा� के ए�ीकल्चरल वेतन के बराबर करना होगा43. हाल 
ही म� उड़ीसा सरकार ने रा� के चार �ज़ल� के माइ�ेशन-�ोन �ॉ� म� MNREGA के तहत  
अकुशल मेनुअल काम का �ूनतम वेतन 207 � ��त�दन44 से बढाकर 298 �45 कर �दया ह.ै दसूर े
रा� भी अपने गरीब क्षे�� म� यह नी�त लागू कर सकते ह.ै इससे पहले क� � सरकार ने गरीब 
क�ाण योजना के तहत MNREGA वेतन म� 20 � क� बढ़ोतरी का एलान �कया था.

   काम के �दन� क� सं�ा कर� दगुनी 
गरीब क्षे�� म� आय के �ोत सी�मत होने क� वजह से, कोरोना संकट काल म� हर ��� को 
सालाना 100 �दन क� बजाय 200 �दन� क� कायर् गारटंी दनेे होगी. जहाँ हाल ही म� 
उड़ीसा सरकार ने ये साह�सक कदम उठाया ह,ै हमारा मानना ह ै �क इस नी�तगत बदलाव से 
�वशेष तौर पर उन �कसान� को राहत �मल सकती ह,ै जो आ�दवासी बे� म� रहते ह� और जहाँ 
अ�धक माइ�ेशन �क वजह से �कसान� के पास खुद क� ज़मीन नह� ह.ै 

   ��मक� को ज� भु�ान   
ऐसा दखेा गया ह ै�क MNREGA ��मक� को वेतन भुगतान करने म� अ�र कई ह�े या �फर 
महीन� तक लग जाते ह4ै6. जहाँ कोरोना संकटकाल म� गरीब� को त�ाल पैसे क� दरकार ह,ै 
वहाँ भुगतान म� दरेी का मतलब ��मक� को आ�थ� क तंगी और भुखमरी क� मुँह म� धकेलना ह.ै 
इस�लए MNREGA लागू करने वाली सभी एज�सीज को यह सु�न��त करना होगा �क 
पंचायत� के पास करीबन 20 लाख का �रवॉ���ग फ� उपल� हो47. इससे दरूदराज़ 
क्षे�� म� काम कर रह े��मक� को कैश म� पैसे �दए जा सकते ह� और उसी �दन भुगतान �कया 
जा सकता ह.ै इसके अलावा, अ� क्षे�� म� काम कर रह े��मक� को (इस फंड से) म�र रो� 
के सब�मट होने के एक ह�े के अंदर भु�ान हो सकता ह.ै

   कायर् योजनाओं म� �व�ार 
वत�मान म� हर एक पंचायत म� �सफर् 2 से 3 MNREGA स��ी काम योजनाएं चल रही ह,ै 
�जससे कायर् क्षे�� म� ��मक� क� भीड़ जमा हो रही ह,ै और कोरोना सं�मण फैलने का जो�ख़म 
भी बढ़ रहा ह.ै इसे रोकने और घर प�रवार के सभी लोग� को रोज़गारी के अवसर �ा� करवाने 
के �लए हर एक गांव म� कम से कम 6 से 8 काम MNREGA48 स��ी काम 
योजनाएं शु� करनी होगी व कायर् क्षे�� म� ��मक� को मा�, सै�नटाइज़र और �� 
पानी �ा� करवाना होगा. साथ ही साथ, काम �वतरण करने वाले MNREGA अ�धकारीय� 
को यह �वशेष �ान रखना होगा �क ��मक� �ारा सोशल �ड����ग �नयम� का स� पालन 
�कया जाए और इसको लेकर औरत� को �कसी भी तरह का भेदभाव (जैसे उ�� कमज़ोर 
बताकर रोजगारी न दनेा आ�द) नह� सहना पड़.े

   बजट बढ़ाने पर �ान 
जैसे-जैसे �वासी कामगार अपने गांव लौट�गे, वैसे-वैसे �ानीय �र पर MNREGA  रोज़गारी 
क� मांग भी बढ़ेगी. ऐसे म� क� � ने FY 2020-2149 म� MNREGA ��म के ओर 61,500 करोड़ का 
जो बजट आवंटन �कया ह,ै वो हज़ार� �वासी ��मक� क� रोज़गार मांग� को पूरा करने म� �या� 
नह� होगा. अतः सरकार से अपे�क्षत ह ै �क वे MNREGA म�  1  लाख करोड़ का 
अ�त�र� आवंटन कर.े गौरतलब ह ै�क कई मश�र अथर्शा��य� और सामा�जक कायर्कत�ओं 
ने इस सुझाव का समथर्न �कया ह.ै

   �वतरण कायर्�व�ध म� मज़बूती
लॉकडाउन क� ���त म� MNREGA दफतर�/�वभाग� का काम करना बेहत ज़�री ह ै�ूं�क जब 
से यह ��तब� लगाया गया ह,ै सरकार क� कायर्�णाली का �ान लोग� को राहत �दलाने क� 
ओर ख�च चुका ह.ै अतः रोज़गारी क� मांग पूरी करने व ��मक� का वेतन भुगतान करने के �लए 
ज़�री ह ै�क MNREGA लागू कर रह ेअ�धकारी और �वभाग तालाबंदी क� समय भी 
काम कर�. इसके �लए इन द�र� म� मा�, सै�नटाइज़र, �� पानी, साबुन आ�द उपल� 
कराए जाने चा�हए.

�वासी ��मक� को MNREGA रोज़गारी
15 अ�ैल, 2020 को गृह मं�ालय ने एक आदेश जारी �कया �जसके मुता�बक MNREGA के तहत कुछ काम� को अनुम�त दी गई ह.ै दरअसल, देश के कुछ कोन� म� आं�शक 
तौर से लॉकडाउन हटने के बाद, कई �वासी कामगार अपने-अपने गांव प�ँच चुके ह4ै1, और इससे नरगेा वेतन पर उनक� �नभर्रता बढ़ गई ह.ै उ�ेखनीय ह ै�क MNREGA के 
तहत रोज़गारी करने वाल� म� म�हलाओं क� सं�ा लगभग 54%42 ह.ै अतः इस मु��ल समय म� उनको आ�थ� क मदद करने के �लए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़�गे.
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Photo by Samarth Singhai from Pexels

Photo by Kelly Lacy from Pexels
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•      से� ह�े �ु� से जुड़ी म�हलाओं के �लए दीनदयाल रा�ीय �ामीण जी�वका योजना के तहत जो जमानत �� लोन दगुना बढ़ाकर 20 लाख 
कर �दया गया ह,ै वो काफ� नह� ह.ै सरकार को यही लोन मु� म� देने का उपाय50 ढंूढना होगा, ता�क जो म�हलाएं लॉकडाउन क� वजह से रोज़गारी 
खो चुक� ह ैऔर अ�ंत गरीबी म� समय �बता रही ह,ै उ�� इस रा�श का कोई �ाज नह� चुकाना पड़.े इसके अलावा, दनेदार� को ईएमआई के भुगतान 
म� तीन महीने क� �रयायत �दए जाने के �लए सरकार ने जो घोषणा क� ह,ै उसे से� ह�े �ु� �ारा �लए गए लो� पर भी लागू �कया जाए और 
�रयायत के समय सं�चत �ई �ाज रा�श को माफ़ �कया जाए. कोरोना संकट टलने तक ऐसा करना अ�ंत ज�री ह ै���क दशे क� करीबन 600 
करोड़ म�हलाएं से� ह�े �ु� क� मदद से छोटा-मोटा �ापर कर रही ह ै(�जससे उनका घर चलता ह)ै और अगर लोन पर �ाज माफ़ नह� �कया 
गया और अ�त�र� ईएमआई के �प म� ये �ाज वसूल �कया गया, तो, आय से �भा�वत इन म�हलाओं पर दोहरा बोझ पड़ जायेगा और उनके घर म� 
आ�थ� क तनाव क� वजह से घरलेु �ह�सा क� संभावना बढ़ेगी. 

से� ह�े �ु� को �ाज माफ़ 

•      कोरोना महामारी क� वजह से आय के �ोत खो बैठे पु�ष और म�हला ��मक� को आ�थ� क सहायता दनेे के �लए �म एवं रोजगार मं�ालय 
�ारा जारी क� गई एडवाइज़री का रा� सरकार� �ारा स� पालन होना चा�हए. गौरतलब ह ै�क रा�� के पास कंस्��न सेस फंड के �प म� 52 
हज़ार करोड़ �पये जमा ह5ै1 और काफ� समय से कंस्��न सेस क� रकम का इ�ेमाल नह� �आ ह.ै ऐसे म� �म मं�ालय ने �ब���ग एंड अंडर कंस्��न 
वकर्सर् वेलफेयर सेस फंड ए�,1996 के से�न 60 का आ�ान करके सभी रा�� के मु� मं��य� को अपील क� थी �क वे कंस्��न वेलफेयर 
बोडर् से र�ज�डर् 3.5 करोड़ �नम�ण मज़दरू� को सेस के पैसे से राहत प�ंचाए. 

•      जहाँ 31 रा�� और क� � शा�सत �दशे� �ारा अब तक 2 करोड़ �नम�ण मज़दरू� को 3 हज़ार करोड़ �पए बांटे जा चुके ह5ै2, वहीँ अपंजीकृत 
��मक� को इस फंड से राहत �दलवाने के �लए रा� सरकार� को एक ऑनलाइन पोटर्ल लांच करके नए पंजीकरण के �लए आवेदन करना होगा 
और �ादा से �ादा मज़दरू� तक इस पोटर्ल क� जानकारी फैलाने के �लए वेबसाइट �ल�क का �चार करना होगा. इसके साथ �ेड यू�नयंस और 
�ब�र से �मा�णत ��मक� के डा�ूम�ट्स 24 घंटे के भीतर वेरीफाई करके उ�� एक ऑनलाइन र�जस्�ेशन �ल�क �ा� करवाने का �नयम बनाना 
होगा. ये �नयम �द�ी सरकार53 ने हालही म� लागू �कया ह ैता�क लॉकडाउन बढ़ने क� ���त म� उन सभी �नम�ण ��मक� को डायर�े कैश �ांसफर 
सु�वधा से मदद �मल सके �ज� े�द�ी सरकार ए�-�े�शया पेम�ट के पहले राउंड म� शा�मल नह� कर सक�. साथ ही साथ, �म मं�ालय को ये भी 
मॉ�नटर करना होगा �क मदद क� रा�श ��मक� का घर खच� चलाने के �लए पय�� हो (क� � के �नद�शानुसार राहत रा�श 1000 � से लेकर 5000 के 
बीच हो सकती ह)ै. ऐसा करने से कई म�हला ��मक� को आ�थ� क तनाव और भुकमरी के चलते �ह�सा का सामना नह� करना पड़गेा.

�नम�ण ��मक क�ाण के �लए सेस फंड का उपयोग

•      को�वड-19 म� जो नुकसान असंग�ठत क्षे�� म� काम कर रही म�हलाओं क� �ई ह,ै उससे त�ाल राहत के �लए रा� �र पर एक अ�ायी 
अनएम्�ॉयमे� अलाव�स फ� का गठन करना होगा, �जसमे सभी �वधायक� को �मले डवेलपम�ट व इमरज�सी फंड से भी योगदान �लया जा 
सकता ह.ै इसके �लए क� � सरकार को सभी रा�� के मु� मं��य� और चीफ़ से�ेटरीज़ को �नद�श दनेे ह�गे. जो म�हलाएं असंग�ठत ��मक 
सामा�जक सुरक्षा अ�ध�नयम, 2008 के अंदर र�ज�डर् ��मक ह ैऔर �ज�� अ� सरकारी योजनाओं के अंतगर्त �कसी भी तरह क� आ�थ� क राहत नह� 
�मल रही, उन म�हलाओं को इस फंड से हर महीने 3000 � देने क� �व�ा करनी होगी. ये सहयोग रा�श डायर�े कैश �ांसफर के ज�रये उनके ब�क 
खात� म� डालना उ�चत रहगेा.

•      डॉमे��क वकर्सर्, �ावसा�यक से� वकर्सर्, कंस्��न वकर्सर् और इसके समान अ� �वसाय� से जुड़ी �जतनी भी म�हलाएं आज तारीख 
'असंग�ठत ��मक सामा�जक सुरक्षा कानून' के अंदर पंजीकृत नह� ह,ै उ�� �जला �ड�ी क�म�र के ऑनलाइन स�व�स पोटर्ल म� र�ज�र54 कराने क� 
पहल करनी होग�. इस दौरान उनके ब�क खात� को भी �ल�क �कया जाना चा�हए. र�जस्�ेशन फॉमर् वे�र�फकेशन के तुरतं बाद उ�� एक र�जस्�ेशन 
नंबर �मलना चा�हए (जो�क आधार काडर् क� तरह इलेक्�ॉ�नक फॉमर् मे हो तो बेहतर होगा) ता�क र�जस्�ेशन काडर् बनने तक उ�� इंतज़ार न करना पड़ े
और वे ज� से ज� 3000 � क� राहत रा�श �ा� कर सके. 

•      दरअसल, ऐसा संभव ह ै�क असंग�ठत क्षे�� म� काम कर रही कुछ म�हलाओं के पास ब�क खाता न हो. ऐसे म� उन म�हलाओं को सरकार �ारा 10
�, 20�, 50�, 100� और 500� के कर�सी कूपन �दान �कए जाने चा�हए, �जसे पैसे क� भाँती उपयोग करके वे ज़�रत क� चीज़� खरीद सके. इसके 
अलावा, �व�ेताओं को कूपन �ीकार करने का आदशे दनेा होगा और उ�� पैस� म� ए�च�ज करने के �ोसीजर क� भी जानकारी दनेी होगी. करसंी 
कूपन दनेे से राहत रा�श को शराब पर न� करने से रोका जा सकता ह.ै

•      लॉकडाउन म� भूखी �बलख रही औरत� (और उनके प�रवार�) को पहचानने के �लए ज�-से-ज� एक एमज��ी ह�ेलाइन55 �ा�पत करनी 
होगी तथा सोशल मी�डया, मास मी�डया, और एफएम र�ेडयो के ज़�रये इसका �चार करना होगा. इस ह�ेलाइन क� मदद से कई गरीब प�रवार� को 
नज़दीक� �रलीफ स�टसर् �ारा खाने-पीने और रहने क� सु�वधा उपल� कराई जा सकती ह,ै �जनक� अज्ञात जगह� पर रहने क� वजह से पहले 
पहचान नह� हो पाई. उ�ेखनीय ह ै�क उड़ीसा, झारखंड और राज�ान क� �ाम पंचायत� ने 2015 तक ऐसी ब�मू� ��� चलाई थी जहाँ �ामीण 
क्षे�� म� गरीब लोग� का पेट भरने के �लए ‘राजक�य एमरज�सी फ�’ का उपयोग कर फ��ड�ग स�टसर्/क�ु�नटी �कचन बनवाए गए थे. इसी मॉडल का 
उपयोग करके सरकार �रलीफ स�टसर् को एमज��ी ह�ेलाइन56 से जोड़ सकती ह ैऔर भूख से तड़प रही म�हलाओं (और उनके प�रवार वाल�) को 
तुरतं एवं बेशत�य मदद प�ंचा सकती ह.ै जो कामगार म�हलाएं पगार न �मलने क� वजह से घर का �कराया नह� भर पा रही ह,ै और �ववश होकर अपने 
प�रवार के साथ अज्ञात जगह� पर रह रही ह,ै उनके �लए एमज��ी ह�ेलाइन ��म और भी लाभदायक सा�बत होगी.

एमरज�सी फंड व ह�ेलाइन नंबर �ा�पत करना ज़�री
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म�हलाओं के �हत� क� उ��त के �लए बेहतर समव� ज़�री
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    कोरोना महामारी ने झु�ी-झोप�ड़य� म� रहने वाले लोग� क� ���त और भी दयनीय 
बना दी ह.ै सै�नटेशन, सीवरजे और साफ़ पानी उपल� न होने के कारण वहाँ रह रह े
लोग� को कोरोना सं��मत होने क� स�ावना बढ़ गई ह5ै7. झु�ी-झोप�ड़य� म� 
अ�त�जन और भीड़-भाड़ होने से "सोशल-�ड�ै���ग" बनाए रखना नामुम�कन हो 
गया ह.ै कोरोना के इस अ�न��त समय म� ब�ी के लोग बेचैन हो रह ेह ै�जससे घर म� 
अशां�त का माहौल पैदा हो रहा ह.ै ल�े समय तक कचरा पड़ ेरहने से उन क्षे�� म� गंदगी 
फैलना और बदबू आना आम बात ह.ै झु�ी-झोप�ड़य� म� सफाई सु�न��त करने के 
�लए सरकार को �� भारत �मशन के तहत वहां क� म�हलाओं को हर महीने एक 
हाइजीन �कट स�ाई करनी चा�हए �जसमे �डटज�ट, ह�ड-से�नटाइज़र, एंटी 
बै�ी�रयल साबुन, टूथ पे�, �ोर �ीनर, टॉयलेट �ीनर, सेनेटरी नैप�क� और 
��ता के �लए अ� ज़�रत सामान उपल� हो. इसके अ�त�र� कोरोना सं�मण 
को रोकने के �लए ब��य� म� �नय�मत तौर से उ�� साफ़ पानी प�ँचाना होगा, कचरा 
उठाने क� �व�ा करनी होगी और समय-समय पर से�नटाईज़ेशन �ाइव क� 
�व�ा करनी होगी. इस योजना को सफलतापूवर्क लागू करने के �लए यह ज़�री ह ै
�क सरकार शहर क� झु�ी-झोप�ड़य� क� पहचान कर,े जो�क आइड�टीफाइड और 
रके�ाइज़्ड �� के �प म� साल 2011 के से�स सव� म� सूचीब� ह.ै

   लॉकडाउन के दौरान सरकार ने तीन महीने तक कमर्चा�रय� को एम्�ोयी �ो�वड�ट 
फ� योगदान दनेे क� जो पहल क� ह,ै उसका लाभ (जनवरी 2020 म� सु�ीम कोटर् 
�ारा �दए गए एक जजम�ट61 के अनुसार) �नय�मत अनुबंध कमर्चा�रय� और कां�े�र 
के ज़�रये नौकरी पर लगे कमर्चा�रय� को भी �मलना चा�हए. जो कां�े�र अपने 
कमर्चा�रय� को वेतन दनेे के बहाने मु� �नयो�ाओं से मोटी रकम उठा रह ेह,ै और उन 
पैस� को वकर्सर् के खाते म� नह� डाल रह,े उनके �व�� एम्�ोयी �ो�वड�ट फ� ए� 
के तहत कानूनी कायर्वाही होनी चा�हए. इसके अलावा, सरकार को SIDBI के ज़�रये 
�नयो�ाओं पर दबाव बनाना होगा ता�क, अनुबंध कमर्चा�रओं एवं कां�े�र के ज़�रये 
नौकरी पर लगे कमर्चा�रय� को �धानमं�ी गरीब क�ाण योजना का लाभ �मल सके. 
ऐसा करने से MSME क�नीज़ म� काम कर रही म�हलाओं क� आय पर भी बुरा 
�भाव नह� पड़गेा और घर म� तनाव भरा माहौल नह�  बनेगा.

   कोरोना महामारी क� वजह से घरलेु कामगार म�हलाओं क� आ�थ� क ���त इतनी 
कमज़ोर हो चुक� ह ै�क लॉकडाउन खुलने के बाद, उनके पास नए घर� म� काम ढंूढने 
व अपनी मज़दरूी करने के �लए बस या मे�ो से आने-जाने तक के पैसे नह� ह�गे. ऐसे 
म� ज़�री ह ै�क सरकार, �ेड यू�नयंस और लोकल एनजीओज़ के साथ �मलकर एक 
रा�ीय अ�भयान चलाए जहाँ घरलेु कामगार म�हलाओं और �नयो�ाओं के बीच 
�व�ास, स�� और आपसी ताल मेल बनाया जा सके. इस अ�भयान के मा�म से 
घरलेू कामगार म�हलाएं अपनी आ�थ�क पीड़ा का �ा�न कर सक� गी और घरलेु  
�नयो�ाओं से एक महीने क� एडवांस पगार लेकर काम करने क� संभावना पे चच� 
कर पाएंगी.

   ग़रीब घर� म� शां�त बनाए रखने के �लए उनके ख़च� का भार कम करना ज़�री ह.ै 
�धानमं�ी उ�ला गैस योजना व �धान मं�ी जन धन योजना म� पंजीकृत लोग� को 
सरकार ने 3 मु� �स�ल�डर58 दनेे क� जो �व�ा क� ह,ै कुछ उसी तरह क� योजना  
बीपीएल वगर् के लोग� के �लए भी लागु करनी होगी ता�क �ादा से �ादा गरीब 
प�रवार� को इसका फायदा �मल सके. आ�थ� क तंगी से जूझ रह ेलोग� के �लए �द�ी 
सरकार का उदाहरण लेकर देश के सम� घर� म� ��त माह 200 यू�नट्स तक59 

�बजली का �बल माफ़ करने क� नी�त लाइ जा सकती ह ै और सभी रा�� क� 
इलेिक्��सटी बोडर् को इस �नयम का पालन करने हतेु आदशे जारी �कया जा सकती 
ह.ै इससे बीपीएल वगर् और �कराये पर रह रही �वासी कामगार म�हलाओं को �बजली 
खचर् से राहत �मल सकती ह.ै जो घर का �कराया दनेे म� असमथर् ह ैउनके �लए सरकार 
तीन से पांच माह तक �कराया देने क� मोहलत का ऑडर्र �नकाल सकती ह.ै साथ ही 
इन �नद�श� को दडंनीय बनाना होगा ता�क मकान मा�लक अपने �करायदार� से 
�कराया वसूलने क� ज़बरद�ी ना कर�.

   �ामीण क्षे�� म� यह दखेा गया ह ै�क अ�धकतर मज़दरू अपने वेतन का मु� भाग 
शराब पर लुटा दतेे ह�. �जस वजह से उनके प�रवार म� आ�थ� क तंगी का �सल�सला 
कभी ख� नह� होता. इसके अलावा, नशे म� दतू हो कर वे अपनी प��य� पर �ह�सा भी 
करते ह.ै को�वड-19 जैसी सम�ा�� ���त म� शराब क� अ�भग�ता म�हलाओं के 
�हत म� नह� ह.ै इसी�लए लॉकडाउन के तीसर ेचरण म� सरकार ने शराब क� �ब�� क� 
जो मंज़ूरी दी ह,ै उस आदशे को बदल कर शराब के धंधे पर पूणर् ��तबंध लगाना 
होगा.

   �मड ड ेमील ��म को लेकर सु�ीम कोटर् �ारा जारी �कये �कए नो�टस का स� 
पालन होना चा�हए. �जतना हो सके उतना होम �डलीवरी के ज़�रये �व�ा�थ� य� को �मड 
ड े मील �वतरण �कया जाए. इसके �लए �शक्षक�, खाना बनाने वाल� और अ� 
सहायक� क� मदद ली जानी चा�हए. �जन रा�� तथा �जल� म� क�ूर् बंधन नह� ह,ै 
वहां �व�ा�थ� य� के माता �पता को बुलाकर खाने के पैकेट �दए जाने चा�हए. जहाँ  
बना �आ खाना नह� �दया जा सकता वहां (60 �दन तक) �व�ा�थ� य� को �मड ड ेमील 
राशन व खाना बनाने का खच� दनेे क� �व�ा क� जाए. इन दोन� �वक�� क� गैर 
मौजूदगी म�, डायर�े केश �ांसफर �ारा सभी ब�� को आ�थ� क सहयोग दनेे का �बंध 
�कया जाना चा�हए (�ाइमरी �ूड�ट्स को 500 � व अ�र �ाइमरी को 700 �).यह 
आ�थ� क सहयोग 60 �दन� के �लए होगा और हो सके तो इसको एक ही बार म� दनेे क� 
को�शश क� जाए. पय�� नु��शन न �मलने से कोरोना संकट के समान मालन�रशम�ट 
के खतर ेका साया छोटे ब�� और दधू �पलाने वाली औरत पर न मंडराए, (और खाना 
न �मलने क� वजह से घर म� तनाव और अशां�त क� ���त उ�� न हो) इस�लए �मड 
ड ेमील ��म को जारी रखना मह�पूणर् ह.ै60
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समाधान व बहाली योजना बनाने के �लए म�हला एवं अपरा�धक 
�ाय �वचारक समूह� को नी�त-�नम�ण ���या म� कर� शा�मल

को�वड-19 के दौरान जो म�हलाएं घरलेू �ह�सा से राहत पाने के �लए म�हला ह�ेलाइन पर मदद मांग रही ह,ै उन कॉ� क� इनफाम�शन कले�62 करके उ�� सावर्ज�नक करना 
होगा. इस तरह हम पी�ड़ताओं क� �व�वध ज़�रत� को समझ सकते ह,ै और उनक� उभरती मांग� का �भावशाली जवाब दनेे के �लए ह�ेलाइन सेवाओं क� �चुरता, 
अनु��यशीलता और कायर् क्षमता बढ़ा सकते ह.ै ऐसा करने के �लए पी�ड़ताओं क� आव�कताओं का व ह�ेलाइन र�ेॉ� का डटेा काफ� मू�वान सा�बत होगा. यही डटेा 
अगर से� �डस-अग्�ीगेटेड फॉमर् म� कले� �कया जाए तो दोन� म�हलाओं व पु�ष� क� �शकायत� क� �व�वध एवं ज�टल �कृ�त को समझा जा सकता ह ैऔर उनक� 
ज�रत� के मुता�बक उ�चत ��त��या तय क� जा सकती ह.ै
 
ह�ेलाइन सेवाओं को म�हला पी�ड़ताओं के �लए संतोषजनक बनाने और उनके �खलाफ �ह�सा के खतर ेको कम करने के �लए हम� घटना �ल63 और घरलेू �ह�सा क� ग�तक� 
का डटेा भी कले� करना होगा. ऐसा करने से घरलेु �ह�सा के हॉट�ॉट्स पेहचाने जा सकते ह ैऔर उन इलाको म� उ�चत इंटरव�शन करने हतेु �बंध कर सकते ह.ै
 
इसके अ�त�र� �ोटे�न ऑ�फससर् (PO) और पु�लस �ारा दजर् क� गई घरलेु �ह�सा क� �शकायत� का डटेा कले� करना होगा और उसका आयोग के ह�ेलाइन एवं ऑनलाइन 
कं��ट डटेा के साथ तुलना�क �व�ेषण करना होगा. ऐसा करने से लॉकडाउन के दौरान घरलेू �ह�सा क� �शकायत� का डोमे��क इनफाम�शन �रपोटर् (DIR) म� क�शर्न 
रटे मालूम कर सकते ह ैऔर साथ-ही-साथ सभी फ�र् र�ेॉ�सर् (जैसे ह�ेलाइन व ऑनलाइन कं��ट अट�ड�ट, PO, पु�लस ऑ�फससर् आ�द) का इन घटनाओं व पी�ड़ताओं 
के ��त रवैये का पता चल सकता ह ै- खास करके पी�ड़ताओं का अपनी �शकायत� को लेकर फ�र्-र�ेॉ�सर् से संतु�� �र. 
 
इस बात का �वशेष �ान रखना होगा �क डटेा कले�न के �यास पी�ड़ताओं को �कसी तरह के संकट या �ह�सा के जो�खम म� न डाले.

म�हला अ�धकार संरक्षण तथा म�हला एवं आपरा�धक �ाय क्षे�� म� काम 
कर रह ेसंगठन� और अनुसंधान क� �� को (खासकर क� वो जो दरू-दराज 
क्षे�� म� कमज़ोर और असहाय लोग� क� मदद करते ह ै�जनका पता लगाना 
या �फर उन तक प�ँचना भी मु��ल ह ैउ��) सरकार �ारा तुरतं �भाव से 
आ�थ�क सहयोग64 �मलना चा�हए ता�क वे घरलेू �ह�सा से पी�ड़त म�हलाओं 
को पनाह, लीगल ऐड, काउंस�ल�ग, न�स� ग, हाइजीन और मे�डकल से जुडी 
सेवाएं दतेे रह.े
 
घरलेू उ�ीड़न के �खलाफ पक्ष-समथर्न कर रही संगठन� को (खास करके 
जो फ�� �ै��स और नी�त-स��ी अनुस�ान से जुड़ ेह)ै उ�� आयोग क� 
�नणर्य-���या म� शा�मल करना होगा ता�क लॉकडाउन के दौरान �ह�सा म� 
झुलस रही पी�ड़ताओं क� ज�रत� और �च�ताएं पहचानी जा सके और इस 
सम�ा से �नपटने के �लए कायर् योजना बनाई जा सके.
 
लॉकडाउन क� वजह से घरलेू �ह�सा क� बढ़ती घटनाओं को रोकने के 
दीघ�व�ध समाधान और इस सम�ा से उभरने के �रकवरी �ा� �वक�सत 
करने के �लए भी उपयु� संगठन� क� भू�मका पर �वचार �कया जाना 
चा�हए.

लॉकडाउन के दौरान म�हलाओं को घरलेु �ह�सा से बेहतर सुरक्षा दनेे के �लए 
म�हला आयोग को �व�भ� सरकारी �वभाग� और मं�ालय� के साथ भी 
समव�, सहयोग, सहकायर्ता और सं�ेक्षण �ा�पत करना होगा.
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म�हला �ह�सा पर को�वड -19 का �भाव समझने और उससे �नपटने 
क� अनु��या योजना बनाने के �लए डेटा कले�न
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